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[भारत के राजऩत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उऩखंड (ii) मंे प्रकाशनाथथ] 
भारत सरकार 

ऩर्ाथवरण और वन मेंत्रालर् 
 

नई ददल्ली,  तारीख, 22 अगस्त, 2013 
अधधसूचना 

का. आ. 2558(ई).- केन्द्रीर् सरकार ने भारत सरकार के ऩर्ाथवरण और वन मेंत्रालर् की 
अधधसूचना संख्र्ांक का.आ. 20 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जजसे इसमंे इसके ऩश्चात ्उक्त  
अधधसूचना कहा गर्ा है ) के द्वारा कधतऩर्  ऺेत्रं को द्वीऩ संरऺण ऺेत्र के रूऩ मंे घोषषत दकर्ा 
था और उक्त ऺेत्र मंे उद्योगं के षवस्तातर, स्थाषऩत करने  और उनके प्रचालन और प्रंसस्करणॆ ऩर 
धनर्बधंन अधधरोषऩत दकए गए थे । 
 
 और, अदंमेान और धनकोर्बार द्वीऩ समेूह के संघशाधसत ऺेत्र के अदंमेान धनकोर्बार प्रशासन 
द्वारा उक्त राज्र् ऺेत्र के तटीर् षवधनर्मेन ऺेत्र मंे र्बालू के खनन ऩर उऩर्यथक्त अधधसूचना द्वारा 
लगाए गए धनर्बधंनं और द्वीऩ समेूह मंे वैकजल्ऩक धनमेाथण सामेग्री उऩलब्ध न होने के कारण उक्त 
ऺेत्र के स्थानीर् व्र्षक्तर्ं द्वारा सहन की जा रही कदिनाइर्ं की ओर केन्द्रीर् सरकार का ध्र्ान 
आकृष्ट दकर्ा गर्ा है  ;  
  
 और, मेाननीर् उच्चतमे न्द्र्ार्ालर् द्वारा 1995 की ररट र्ाधचका (धसषवल) संख्र्ा 202 मंे 
अऩने आदेश तारीख 7 मेई, 2005 मंे अदंमेान और धनकोर्बार द्वीऩ समेूह मंे र्बाल ूके खनन ऩर 
आदेश ऩाररत दकर्ा गर्ा था;  
  
 और, केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् है दक लेाकदहत मंे उक्तऩ अधधसूचना का संशोधन करने 
के धलए  ऩर्ाथवरण (संरऺण) धनर्में के धनर्मे 5 के उऩधनर्मे (5) के खडं क के अधीन सूचना 
देने की अऩेऺा से अधभमेयषक््त दी जानी चादहए  ;  
  
अतः अर्ब केन्द्रीर् सरकार ऩर्ाथवरण (संरऺण) धनर्मे, 1986 के धनर्मे 5 के उऩ-धनर्मे (3) 
और उऩ-धनर्मे (4) के  खडं (घ) के साथ ऩदित ऩर्ाथवरण (संरऺण) अधधधनर्मे, 1986 (1986 
का 29 ) की धारा 3 की उऩधारा (1) और उऩधारा (2) के खडं (v) द्वारा प्रदत्त शषक्तर्ं का 
प्रर्ोग करते हयए उक्त अधधसूचना मंे धनम्नधलजखत और संशोधन करती है, अथाथत ् :-  
 
 उक्त अधधसूचना मंे,--  
 

 (1) ऩैरा 1 मंे, मेद ख मंे "र्बहृत्तणर धनकोर्बार"' शब्दंश के ऩश्चा(त ्"र्बाराटांग, हेवलॉक, छोटा 
अदंमेान, कार धनकोर्बार,नील और लंग द्वीऩ" शब्दर्ब अतं:स्था षऩत दकए जाएंगे;  
       (2) ऩैरा 3 मंे मेद घ मंे  
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(क)    शीषथ 3 के अधीन, आईसीआरजेड-I I I  से संर्बंधधत, उऩमेद (क) के ऩश्चा"त ्धनजम्नधलजखत 
ऩरंतयक अतं:स्थाशषऩत दकर्ा जाएगा, अथाथत ्:- 

 "ऩरंतय र्ह दक आधथथक ऩर्थटन कार्थकलाऩं के षवकास के धलए एनडीजेड 50 मेीटर होगा 
और अदंमेान और धनकोर्बार प्रशासन र्ह सयधनजश्चलत करेगा दक मेछय आरा समेयदार्ं की 
जीषवका और दहतं की ऩूरी तरह से संरऺा की जाए । जर्ब ऩररसंकट रेखा अदंकत की 
जाए और र्ा 50 मेीटर से ऩरे होती है तो ऩररसंकट रेखा को एनडीजेड सीमेा मेाना 
जाएगा ।", 

 
 (ख)   शीषथ 5 के अधीन "वह अवधध जजसके धलए आईसीआरजेड और आईआईएमेऩी वैध 

रहंगे" से संर्बंधधत उऩमेद (i i ) के स्था न ऩर धनम्नेधलजखत उऩमेद रखी जाएगी, अथाथत ्
:- 

"(i i ) ऩर्ाथवरण और वन मेंत्रालर् द्वारा ऩहले से ही अनयमेोददत तटीर् खडं प्रर्बंध र्ोजना का 31 
जनवरी, 2014 तक उऩर्ोग दकर्ा जाएगा । "; 

(ग) शीषथ 7 के अधीन "अदंमेान और धनकोर्बार द्वीऩ समेूह और लऺद्वीऩ मंे धनम्नधलजखत 
गधतषवधधर्ां प्रधतर्बंधधत हंगी " से संर्बंधधत उऩमेद (xvi ) के ऩश्चात ् धनजम्न्द्लजखत 
उऩमेद अतंःस्थाषऩत की जाएगी, अथाथत ्:- 

 

"(xvi a) सजन्द्नमेाथण के प्रर्ोजनं के धलए र्बालू का खनन: 

ऩंरतय र्ह दक र्बालू का खनन ऩहचान दकए गए गैर-आधथथक संवेदनशील और अनयमेोददत 
ऺेत्रं मंे धनम्नधलजखत शतं के अधीन रहते हयए दकर्ा जाएगा, अथाथत ्:- 

(i ) र्बालू का खनन केवल ऩहचान दकए गए और अनयमेोददत ऺेत्रं मंे अदंमेान और 
धनकोर्बार सीजेडएमेए मंे सजन्द्नमेाथण प्रर्ोजन के धलए अनयऻात दकर्ा जाएगा और वे खनन 
र्ोजना के आधार ऩर अनयऻा देने ऩर षवचार कर सकंगे और  संवेदनशील तटीर् 
ऩाररजस्थकी-प्रणाधलर्ं जजसके अतंगथत प्रवाल, कछय ए, मेगरमेच्छ, ऩजऺर्ं के आश्रर्-स्थल 
तथा संरजऺत ऺेत्र हं, को नयकसान से र्बचाने के धलए ऩर्ाथप्त सयरऺोऩार् धनधाथररत करंगे;  

 
(i i ) कय ल खनन की जाने र्बालू की मेात्रा को मेाननीर् उच्च्तमे न्द्र्ा र्ालर् की  तारीख 

7 मेई, 2002 की ररट र्ाधचका (धसषवल) सं. 1995 की 202  मंे ददए गए आदेश के 
अनयसार धनर्त दकर्ा जाएगा; 

 
(i i i ) र्बालू के खनन की मेानीटरी अदंमेान और धनकोर्बार द्वीऩ समेूह के उऩ राज्र्सऩाल 
द्वारा मेयख्र्र्ब सधचव, अदंमेान और धनकोर्बार प्रशासन के अधीन गदित सधमेधत जो (1) 
मेयख्र्ा सधचव, अदंमेान और धनकोर्बार, प्रशासन द्वारा (2)  सधचव, ऩर्ाथवरण षवभाग (3) 
सधचव, जल संसाधन षवभाग (4) सधचव, अदंमेान और धनकोर्बार लोक धनमेाथण षवभाग 
(5) ऩर्ाथवरण और वन मेंत्रालर्, भयवनेश्व,र के स्थाननीर् कार्ाथलर् के प्रधतधनधध और (6) 
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अदंमेान और धनकोर्बार आधाररत गैर सरकारी संगिनं के प्रधतधनधधर्ं से धमेलकर र्बनेगी, 
द्वारा दकर्ा जाएगा ।"  

 
  [स0ंजेड-12-3/2008-आईए.।।।]  

 
 

(मेधनन्द्दर धसंह) 
संर्यक्तन सधचव, भारत सरकार 

दटप्ऩण  –(1) मेूल अधधसूचना भारत के राजऩत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उऩखडं (i i ) मंे 
का. आ. सं. 20 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाधशत की गई थी  

(2) ऩर्ाथवरण और वन मेंत्रालर् द्वारा अनयमेोददत सीजैडएमेऩी 5 जनवरी, 2013 तक वैध 
थी । सीजैडएमेऩी की वैधता को भूतलऺी प्रभाव देने से दकसी व्र्ैषक्ती जजसको र्ह धनर्मे 
लागू हंगे ऩर प्रधतकूल प्रभाव नहीं ऩडे़गा ।  
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[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)] 

 

Government of India 

Ministry of Environment and Forests 

 

New Delhi, the    22
nd

 August, 2013 

NOTIFICATION 

 

 S.O.2558 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 

Environment and Forests number S.O.20 (E), dated the 6
th

 January, 2011 (hereinafter referred to 

as the said notification), the Central Government declared certain areas as Island Protection 

Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations 

and processes in the said Zone; 

 

 And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union territory of the 

Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the 

difficulties being faced by the local population of the said territory due to lack of alternative 

construction materials available in the Islands and the restrictions imposed by the aforesaid 

notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory; 

 

 And whereas, the Hon‟ble Supreme Court vide its Order dated the 7
th

 May, 2002 in Writ 

Petition (Civil) No.202 of 1995 had passed Orders on mining of sand in Andaman and Nicobar 

Islands; 

 

 And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to 

dispense with the requirement of notice under clause (a)  of sub-rule (3) of rule 5 of the 

Environment (Protection) Rules for amending the said notification; 

 

 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of 

sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with 

clause (d) of sub-rule (3) and  sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, 

the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, 

namely:- 

 

 In the said notification,  

(1) in paragraph I, in item B, after the words “Greater Nicobar”, the words “Baratang, Havelock, 

Little Andaman , Car Nicobar, Neil and Long islands” shall be inserted.; 
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(2) in paragraph III, in item D,  

 (a) under heading 3, relating to „ICRZ-III‟, after sub-item (a), the following proviso shall be 

inserted , namely:- 

 

“Provided that the NDZ  for the development of eco-tourism activities shall be 50 mts. 

and  the Andaman and Nicobar Administration shall ensure that the livelihood and concerns of 

the fishing community are fully protected.  When the hazard line is delineated and if it falls 

beyond 50 mts, the hazard line shall be considered as the NDZ limit.”, 

 

(b) under heading 5, relating to „period for which ICRZ and IIMPs shall be valid‟, for sub- item 

(ii), the following sub- item shall be substituted, namely:-  

 

“(ii) the Coastal Zone Management Plans already approved by the Ministry of 

Environment and Forests shall be used till the 31
st
 January, 2014.”;  

 

(c) under heading 7,  relating to „The following activities prohibited in the islands of A&N and 

Lakshadweep‟, after sub-item (xvi), the following  sub-item shall be inserted, namely:- 

“(xvia) mining of sand for construction purpose:  

Provided that the mining of sand shall be permitted in identified non eco-sensitive and 

approved sites, subject to the following conditions, namely:-      

 

(i) mining of sand shall be permitted only in identified and approved sites (accreting areas 

identified by the Institute for Ocean Management (IOM), Chennai), for construction 

purpose by A&N CZMA and they may consider permission based on mining plans and 

shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system 

including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas;  

 

(ii) the total quantity of sand to be mined shall be fixed taking into consideration the Order of 

Hon‟ble Supreme Court dated the 7
th

 May, 2002 in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995;   

 

(iii) the sand mining shall be monitored by a Committee constituted by the Lieutenant  

Governor of the Andaman and Nicobar Islands under the Chief Secretary, Andaman and 
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Nicobar Administration consisting of  (i) the Chief Secretary, Andaman and Nicobar 

Administration  (2) the Secretary, Department of Environment  (3) the Secretary,  

 

 

Department of Water Resources (4) the Secretary, Andaman Public Works Department 

(5) representative from the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, 

Bhubaneshwar and (6)  representative of a Non-Governmental Organisation based at 

Andaman and Nicobar.”   

 [No. 12-3/2008-IA.III] 

 

 

 

(Maninder Singh) 

Joint Secretary to the Government of India 

 

Note:  (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, 

Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O.20 (E), dated the 6
th

 January, 2011. 

(2) The CZMPs approved by the Ministry of Environment and Forests were valid till the 

5
th

 January, 2013.  Extending the validity of CZMPs with retrospective effect shall not 

prejudicially affect the interest of any person to whom such rules may be applicable. 

  

 


